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( PART I 


मं.पो.वि./पानीपत/ 80-84/ 3283.4. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि . मै . आदर्श 

बून 

इन्डस्ट्रीज , बीवर्स कालोनी , 
पानीपत, अमिक श्री ललपत तथा उसके प्रवन्धकों के मध्याइसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है : 

धार चकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना बांछनीय समन्नत है : 

मलिए , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा (.1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रसन की गई 
शक्तियो का प्रयोग करते ५५, इरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 13 अप्रैल , 1984 
बारा उत नियम की धारा 7 के अधीन गटित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उसमे संबंधित नीने लिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निॉदा करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो वि गदात मामला है या विवाद से ममंगल अथवा संबंधित मामला 


, 


4 


. 


" 


पा श्री लथपन की मेवानों का समापन, न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है 
में प्रो.वि.की.- 83 • 84 / 32840.--- गि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि ( 1 ) मै . गैडोरटन प्रा.लि. , यूनिट नं . 3, 
ट्रोगल ऐग्यिा, फगेदाबाद ( 2) प्रेजोलेन्ट दी गै डोर इम्पलाईज प्राईमरी को -प्राशिव कन्नमरज स्टोर हैन . फोदाबाद , के श्रमिक 
श्री धर्म पाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है : 

और चंकि हरियाणा को राज्यपाल विवाद को न्यायनियहेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय मामले में 

गनिए , अब ग्रं सोगिक विवाद अधिनियम ,1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) क बण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करने का हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना मं . 5415-3- प्रम- 11/15254 . दिनांक 20 जून , 1968 
+ साय ५३ ने : ए अधिसूचना सं . 11495 - जो -श्रम-68श्रम/ 57 /11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उन अधि नियम की धाग 7 के 
प्रशेन मिश्रम न्यायालय क रीदाबाद को विवादास्त या उसने सुसंगत . या उसमे मम्बन्धित नीचे जा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते है , जो कि 34: प्रबन्धको तया श्रमिकों के बीच य . तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से गुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री धर्म पाल सिंह को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . ग्रो.वि.एफ.डी./ 79-84/ 3284 8.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. साकाचरी मौकाण्ड इण्डस्ट्रीज 
प्रा लि ., लाट नं. 70,मीर-6,फरीदावाद, के श्रमिक श्री सुरजीत कुमार तथा उनके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद हे । 

मार कि हरियाणा के राज्यपान्न विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं :--- 

भलिए. अब प्रौद्योगिक विवाद अधि नेयम, 1947 की धारा 10 को उमंधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वाराप्रदान की गई, शक्तियों 
का प्रयोगपाले हा , इरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना नं. 5 4 15-3- श्रम- 68/1525 1 दिनांक 20 जन. 1968 के 
सा पढ़ने र अधिसूचना में 11495-जी.श्रम- 63 श्रम/ 5 / 11245,दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उन अधिनियम की धारा 7 के अधीन 
गति न श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते 
*. जो 3 बबन्धकों तथा श्रमिक के जीव.या नो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से मुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 

या की मुरजीत कुमार को मेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही तो वह क्रिस बहन का हकदार है ? 

म.नो.वि.एफ.डी./138-84/ 32855 ..-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं गमोला 5 टरप्रामिज , 341 बी . 
नेहारागदाबाद, के श्रमिक श्री चन्नी लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद.लिखित मामले मे कोई औद्योगिक विवाद 
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पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समाते हैं : 

उगलिए , अत्र प्रौद्योगिक विवाद अंधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
भारा प्रयोग करने हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 54 15-3- श्रम -68/ 15251,दिनांक 20 जून 1968 
केसात: ए अधिसूचना सं. 11495-जी.-श्राम - 68 -श्रम /57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958-हास जात अधिनियम की धारा 7 
के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे मुसंगत यां उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मानला न्यायर्यावर्णय के 
कि निदिन करते है. जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक को बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद में ग्युसंगत प्रथा सम्बन्धित 
मामला है : 

या श्री चून्नी लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह क्रिस राहत का हकदार है ? 

म . प्रो.घि रोहतक/15-84/ 32862.: -चूंकि हरियाणा के राज्यपान की राये है कि ( 1) मैं. जनरल मैने अर, हरियाणा राज्य 
परिवहन महता, ( 2 ) नियंत्रक, हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़ , के श्रमिक श्री अशोक कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसक 
बाद निक्ति मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 
ओर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय , हेतु निर्दिष्ट 

करनां वांछनीय समझ ते है ; 
इस निर अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1,948 की धारा 10. की उपधारा ( 1 ) के जुण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
गयाका प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधि पूचना सं . 96 41-1-9 / 70/ 32573 दिनांक 15 नवम्बर , 
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1970 के माथ पठित से कारी. अधिसूचना म. 3834 - ए.एस.ओ.( ई) 70/ 1 34 6 दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उम्न अधिनियम की धारा 7 
के अधीन गरज अमाया राईन को विवादयान या उसने मुमंगन या उमगे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनि गेग हेतु निदिष्ट 
करने हैं जो कि उन प्रान्तको नया श्रमिक के वो व या नो विवादग्रस्न मामला है या उक्त विवाद से संगत या गान्धन मामला है ।.. 

क्य” श्री अशोक कुमार को मेवाग्रो का सनापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहा का हकदार है । 

में प्रो . जोजो.एन. 102-81 32970.--- कि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं . दोक मिनरल वाडिग एण्ड , 
पोटरी क . दोषतावाद रोड. गडग वा , के अमिक श्रीपती नारा पण देवी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इममें इसके बाद बिम्बिन मामले में कोई : 
प्रोधोगिक विवाद है : 

पार कि पियागा में राममान विवाद को न्यायनिर्ण व हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझने हैं ; 

मा.ना. अब ग्रीमोगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के ग्वग ? ( ग ) द्वारा प्रदान की गई पक्तियों 
का प्रयोग करते हा . हरियाणा को राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधि सूचना सं . 5.41 5 3-श्रम- 65/1525: दिनांक 0 जन 1810 
के साथ पढ़त हाए अधिसूचना सं. 11-495- जी -श्रम-6 8. श्रम/ 57/11245. दिनांक 7 फरवरी 15 ग उक्त नि gi) के . 
अधीन गठित श्रम सा . प्र..दादा के दि ६ रा है या इसेसुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला : यर नि.प्र के लिए निटि 
करते हैं जो कि उक्त प्रकाधको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्न स्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबधित मामला है :-- 

क्या श्रीमती नारायण देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

मं यो.वि.एफ.डी/67-8 3/32877.--- .कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि भै. नव तारा पगड व... प्लाट नं . 168, संक्टर 
25. बल्लबगढ़ , के अमिक श्री कृष्णा मांझी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांटनीय समजतं ; 

र पर अब . औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करने प. परिपागा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5 4 1 5-5-श्रम-68/ 15254. दिनांक 29 जून, 1968 के 
गाय पहा . भूचना मं. 11495 -जी - अप -68-1म /57 112.45, दिनांक 7 फरवगे , 1958 द्वाराउपनितिन को धारा 7 के . 
प्रवीन गठिन यानर कोदावाद को विवादग्रस्त या उपैसे सुसंगत या उप सधित नीने लिखा कि ग केलिए निदि 
करते हैं । प्रबन्ध को तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद में मुमान अथवा संबधिरमालाहै : 

क्या श्री कृष्णा मांझी की मेवानों का समापन नमायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह जिस राहत का हकदार है ? 

सं प्रो.पि./ एफ.डी./107-84/ 32884.-.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं स्टेनल म एण्ड स्टील प्रोडक्टस कम्पनी , 
10 डी.एल एफ. स्ट्रीयल ऐरिका 11, 1314, मथुरा रोड,फरीदाबाद , के श्रमिक श्री वामदेव धरथ के 7 को के माय इस में 
मकं बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और कि रियाणा के गज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णा यहेतु निर्दिष्ट करना बांट नोय समझते हैं ; 

मलिए, अव प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के पण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए . हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 54 1 5-3-श्रम-68| 15 254, दिनांक 24 जन. 1968 के 
साथ पढ़ते हा अधिसूचना . 1 1 19 5- जी -श्रम- 68श्रम 17/11245, दिनांक 7 फरवरी, 19:58द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन . 
गठित श्रम न्यायालय परोदाबाट को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते 
है , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से मुसंगत अथवा संबंधित मामला है :--- 

क्या श्री वासुदेव धाम की सेवाओं का समापन न्यायोचित्र तथा ठीक है ? यदि नहीं तो यहकिस राहत कसा हकदार है ? 


N 


-- 


संयो.त्रि.भिवरनी 32891 .--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि 1. मैं नियंत्रक , हरियाणा गज्य परिवहन, चण्डीगढ़ , 
2. महाप्रबन्धक , हरियाणा रोडवेज , जीन्द , के श्रम्भिवः श्री सूर्वसिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस बार लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है : 

और च कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांटनीय समझाते हैं : 

इममिाग्रज, गाँधोगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 70 की उपधारा ( 1) के वार्ड (ग ) नाना प्र . की , विनयों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3 ( 44 ) 84-3--श्रम, दिनांक 19 अप्रैल , 1984 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मारला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उअन प्रवन्धको तथा श्रमिक के बीच था तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला : 


चया श्री मान सिह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हवादार है ? 


... 


